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जिसका उत्‍तर 01 जनवरी, 2018 को दिया जाना है ।
.....
आदर्श ग्राम योजना में जल संसाधन विकास हेतु निधि
1597. श्री शंकरभाई एन. वेगड़: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या सरकार की आदर्श ग्राम योजना (एजीवाई) में जल संसाधन विकास सुविधाओं हेतु और अध्कि निधि की योजना है; 
(ख) 
क्या सरकार की आदर्श ग्राम योजना (एजीवाई) में ड्रेनेज वाटर रिसायकल सिस्टम हेतु और अधिक निधि की योजना है; और 
(ग) 
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) से (ग) सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के तहत देश के विभिन्न भागों में मॉडल ग्राम पंचायतें सृजित करने के उद्देश्य से 11 अक्टूबर, 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) आरंभ की थी। एसएजीवाई कार्यकलापों के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ वाटरशेड प्रबंधन खासतौर से परंपरागत जल निकायों का नवीकरण तथा पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन; जल के स्थानीय प्रदूषण को कम करना आदि शामिल हैं।
एसएजीवाई ढांचे के तहत, संबंधित मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत बिना कोई अतिरिक्त निधि का आवंटन किए मौजूदा सरकारी स्कीमों तथा कार्यक्रमों के समेकन तथा कार्यान्वयन के माध्यम से ग्राम पंचायतों के विकास की परिकल्पना की गई है। 
इसके अतिरिक्त, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से सभी स्‍टेक होल्डरों को शामिल करके उसे एक जल आंदोलन बनाते हुए देश में जल संरक्षण और प्रबंधन को समन्वित करने की दृष्टि से 05 जून, 2015 को जल क्रांति अभियान आरंभ किया। जल क्रांति अभियान (जेकेए) के घटकों में (i) जल ग्राम योजना (ii) मॉडल कमान क्षेत्र का विकास (iii) जन जागरूकता कार्यक्रम तथा (iv) अन्य कार्यकलाप शामिल हैं।
जल ग्राम योजना घटक के तहत देश में प्रत्येक जिले के दो ऐसे गांव जो विशेष रूप से जल की कमी से जूझ रहे हैं, की पहचान करने की परिकल्पना की गई है। जेकेए में अन्य बातों के साथ-साथ जल ग्राम योजना के तहत पहचान किए गए प्रत्येक गांव हेतु विस्तृत एकीकृत जल सुरक्षा योजना तैयार करने की परिकल्पना की गई है। जेकेए एक मिश्रित कन्वर्जेंस कार्यक्रम है तथा जेकेए के तहत कार्यकलापों हेतु किसी भी प्रकार का अलग से निधियन प्रदान नहीं किया गया है। जेकेए के तहत विभिन्न कार्यकलापों पर होने वाले व्यय को केंद्र सरकार/राज्य सरकारों की मौजूदा स्कीमों उदाहरणत: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) आदि के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।
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